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  भार� का संविवधान, 1950-कला।14 & 19—    हरिरयाणा सहकारी सविमचि� अचिधविनयम, 1984
(1995     का संशोधन अचिधविनयम संख्या 6)-  धारा 28-संशोधन

   अचिधविनयम की अवचिध 3    से बढ़ाकर 5     वर्ष� कर दी गई-    संशोधन अचिधविनयम की प्रयोज्य�ा-क्या
    अचिधविनयम संविवधान के अनुच्छेद 14  और 19    का उल्लंघन कर�ा ह।ै

यह          अभिभविनधा�रिर� विकया गया विक संशोधन अचिधविनयम संविवधान के अनुच्छेद 14  और 19 का
               उल्लंघन केवल ऐसी स्थि>?चि� में करगेा जब यह विकसी नागरिरक के मौजदूा अचिधकार को छीन ले।यह

                 बहु� अच्छी �रह से �य विकया गया है विक विवधाचियका संभाविव� रूप से और पूव�व्यापी रूप से भी
     संशोधन कर सक�ी ह।ैआम �ौर पर,      संशोधन संभाविव� प्रकृचि� का हो�ा ह।ैहालाँविक,  यह पूव�व्यापी

                हो सक�ा है यविद संशोधन अचिधविनयम में विनविह� भार्षा विवशेर्ष रूप से ऐसा कह�ी है या अन्य?ा
        आवश्यक इरादे से इसका अनुमान लगाया जा सक�ा है,    लेविकन ऐसा कर�े समय,  मौजूदा विनविह�
               अचिधकार को छीन नहीं लिलया जा सक�ा ह।ैव��मान मामले में विकसी के भी मौजूदा अचिधकार का

                  उल्लंघन नहीं विकया गया ?ा और न ही यह ऐसा मामला ?ा जिजसमें मृ� व्यविL में जीवन डाला गया
         ?ा।संशोधन अचिधविनयम उन सभी सविमचि�यों पर लागू होगा जो 2 फरवरी, 1995    को या उसके बाद

   समाप्त नहीं हुई ?ीं,              लेविकन यह उन सविमचि�यों पर लागू नहीं होगा जिजनका �ीन साल का काय�काल 1
फरवरी, 1995        को या उससे पहले समाप्त हो गया ?ा।

(  पैरा 11 &14)
      याचि�काक�ा�ओं की ओर से अचिधवLा अशोक अग्रवाल,  एम. एल.     सग्गर के सा? वरिरष्ठ
 अचिधवLा

       मदन देव के सा? हरिरयाणा के महाचिधवLा ए�. एस.  हुड्डा। अचिधवLा,    प्रचि�वादीगण के लिलए।

विनण�य
वी. के.  बाली न्यायमूर्ति�,

(1)             �ंूविक इन सभी याचि�काओं में कानून और �थ्यों के सामान्य प्रश्न शाविमल हैं,
              इसलिलए हम एक सामान्य आदेश द्वारा इसका विनण�य लेने का प्र>�ाव कर�े हैं।पक्षों का प्रचि�विनचिधत्व

           करने वाले विवद्वान वकील भी हमें इसी �रह का सुझाव दे�े हैं।हालाँविक,      �थ्य या इन सभी मामलों का
 विनण�य 1997  के सी. डब्ल्यू. पी. 16098    से लिलया गया ह।ै
(2) हेफेड,   �रखी दादरी,         जिजला भिभवानी के विनदेशक जगजी� सिंसह सांगवान ने

     भार� के संविवधान के अनुच्छेद 226          के �ह� दायर व��मान याचि�का के माध्यम से हरिरयाणा राज्य
            में विवभिभन्न >?ानों पर �ैना� हेफेड के छह अन्य विनदेशकों के सा? 15 अक्टूबर, 1997   के आदेश को
         रद्द करने के लिलए प्रमाणपत्र की प्रकृचि� में रिरट जारी करने    की मांग की है,   जिजसके अनुसार

         याचि�काक�ा�ओं को हरिरयाणा राज्य सहकारी आपूर्ति� और विवपणन संघ लिलविमटेड,   �ंडीगढ़ की प्रबंध
  सविमचि� के सद>यों/            विनदेशकों के रूप में हटा विदया गया ह।ैउपरोL आदेश को याचि�काक�ा�ओं द्वारा

           हरिरयाणा के प्रावधानों के विवपरी� अवैध ब�ाया गया ह।ै सहकारी सविमचि� अचिधविनयम, 1984 (जिजसे



  इसके बाद 1984     का अचिधविनयम कहा गया है)       भी मभिण राम और अन्य बनाम हरिरयाणा  राज्य और
 अन्य (1) में      विनधा�रिर� कानून के विवपरी� ह।ै
(3)            याचि�का अचिधसू�ना के सम?�न में उठाए गए �कa से पहले व��मान रिरट
            याचि�का दायर करने वाले �थ्यों का एक संचिक्षप्त विववरण देना आवश्यक होगा।सभी याचि�काक�ा�
             हरिरयाणा के विनवासी हैं और हरिरयाणा राज्य सहकारी आपूर्ति� और विवपणन संघ लिलविमटेड (  इसके बाद

    हफेैड के रूप में संदर्भिभ�)            की प्रबंध सविमचि� के सद>य �ुने गए ?े।सहकारी सविमचि�यों के सु�ारू
  सं�ालन के लिलए,     पंजाब सहकारी सविमचि� अचिधविनयम,  1961  (    जिजसे इसके बाद 1961  का

   अचिधविनयम कहा जा�ा है)            के रूप में जाना जाने वाला एक अचिधविनयम अस्थि>�त्व में आया।पंजाब राज्य
   के पुनग�ठन के बाद,           यह अचिधविनयम हरिरयाणा राज्य में भी लागू विकया गया ?ा।हालाँविक, 1984 में

   हरिरयाणा सरकार ने 1984           का अचिधविनयम बनाया और इसे हरिरयाणा राज्य का विह>सा बनने वाले
        के्षत्रों पर लागू विकया और पंजाब सहकारी सविमचि� अचिधविनयम, 1961     और पंजाब सहकारी कृविर्ष

 विवकास अचिधविनयम, 1957     को विनर>� कर विदया गया।1984    के अचिधविनयम का अध्याय-II सहकारी
       सविमचि�यों के पंजीकरण से संबंचिध� है जबविक अध्याय-IV      सहकारी सविमचि�यों के प्रबंधन से संबंचिध�

   ह।ैअचिधविनयम की धारा 28            �ुनाव और �ुनाव से संबंचिध� ह।ैसमाज का काय�काल और वही इस
 —प्रकार हःै
“28.      सविमचि� का �ुनाव और काय�कालः

(4)            सहकारी सविमचि� के सद>यों का �ुनाव विनधा�रिर� �रीके से विकया जाएगा और
              कोई भी व्यविL �ब �क इस �रह से नहीं �ुना जाएगा जब �क विक वह

    सविमचि� का सद>य न हो।
(5)              एक बार शुरू होने के बाद �ुनाव प्रविdया को >?विग� नहीं विकया जाएगा और

     इस अचिधविनयम के प्रावधानों के अनुसार,       �ुनाव प्रविdया के पूरा होने के बाद
         �ुनाव से संबंचिध� विकसी भी विववाद पर विव�ार विकया जाएगा।

—व्याख्याः            �ुनाव प्रविdया को �ुनाव की �ारीख �य करने वाले पंजीयक के
      आदेश की �ारीख से शुरू माना जाएगा।

(6)            प्रत्येक सविमचि� की सविमचि� अपनी सविमचि� का काय�काल समाप्त होने से पहले
उप-          कानून के अनुसार एक सविमचि� के �ुनाव की व्यव>?ा करगेी,  जिजसमें

         विवफल रहने पर पंजीयक ऐसे �ुनाव कराने की व्यव>?ा करगेा।
(7)         सविमचि� जब �क पंजीयक द्वारा पहले नहीं हटाई जा�ी,    �ब �क �ुनाव की

  �ारीख से 3        साल की अवचिध के लिलए पद धारण करगेीः
            बश�e विक प्रा?विमक कें द्रीय और शीर्ष� दधू उत्पादक सहकारी सविमचि�यों की सविमचि� का

       काय�काल सविमचि�यों के उपविनयमों में विनर्दिदष्ट विकया जाएगाः
         बश�e विक यविद पहले से गविठ� सविमचि� का काय�काल -

(a) 3     वर्ष� से अचिधक नहीं है,  यह 3        वर्ष� का काय�काल पूरा होने पर काय� करना
  बंद कर देगा; और

(b)   यविद यह 3       वर्ष� से अचिधक हो गया है,       �ो यह ए� एंड रयान सहकारी
 सविमचि�याँ (संशोधन) अचिधविनयम, 1987       के प्रारभं पर काय� करना बंद कर

देगा।



(4)            सहकारी �ीनी विमलों के उपविनयमों में कुछ भी विनविह� होने के बावजूद, सद>य,
    जो विमलों में कम��ारी हैं,              उनकी सविमचि� के सद>यों के �ुनाव के उदे्दश्य से एक अलग के्षत्र का गठन

       करेंगे।यविद ऐसा कोई सद>य नहीं �ुना गया है,         �ो सविमचि� के सद>य ऐसे एक सद>य को सह-�ुनेंगे।
            यविद ऐसा कोई सद>य सविमचि� के सद>य के रूप में विनवा�चि�� या सह-     विनवा�चि�� नहीं विकया जा�ा है,

               �ो पंजीयक सविमचि� के सद>य के रूप में ऐसे विकसी सद>य को नाविम� कर सक�ा ह।ै
(5)           कोई भी व्यविL विकसी भी समय दो से अचिधक प्रा?विमक सविमचि�यों,  एक कें द्रीय

          सविमचि� और एक शीर्ष� सविमचि� की सविमचि� का सद>य नहीं होगाः
   बश�e विक इस उप-      धारा की कोई बा� धारा 29  की उप-  धारा (1)     के �ह� नाविम� सद>य या

               विकसी अन्य शीर्ष� या कें द्रीय सविमचि� की सविमचि� में सेवा करने के लिलए नाविम� शीर्ष� या
    कें द्रीय सविमचि� के सद>य को,       उनके उपविनयमों के प्रावधानों के अनुसार,   लागू नहीं

”होगी।
1984     के अचिधविनयम की धारा 29       जो नामांकन और सहयोग से संबंचिध� है,   इस प्रकार हःै

—
“29.     सविमचि� में नामांकन और सह-विवकल्पः-—
(1)  धारा 28  की उप-  धारा (1)       में विकसी बा� के हो�े हुए भी, -

(a)     जहाँ सरकार के पास -
(i)        विकसी सहकारी सविमचि� की शेयर पंूजी की अभिभदा�ा; या
(ii)          सोसायटी द्वारा जारी विकए गए चिडबें�रों के संबंध में मूलधन

   और ब्याज की गारटंी; या
(iii)          ऋणों और सोसाइटी को अविग्रम के संबंध में मूलधन और

  ब्याज की गारटंी; या
(iv)         ऋणों के सा? समाज की सहाय�ा की और अनुदान

विदया,
           सरकार या उसके द्वारा प्राचिधकृ� विकसी व्यविL को ऐसी सविमचि� की प्रबंध

          सविमचि� में �ीन सद>यों से अचिधक या ऐसी सविमचि� के विनवा�चि��
            सद>यों की कुल संख्या के एक चि�हाई में से जो भी कम हो, नाविम�

   करने का अचिधकार होगा।
(b)    जहाँ औद्योविगक विवत्त विनगम,       राज्य विवत्त विनगम या।सरकार द्वारा इस विनविमत्त

         अचिधसूचि�� विकसी विनयोLा की विकसी अन्य विवत्तपोर्षण सं>?ा ने विकसी
 सहकारी सविमचि�,    औद्योविगक विवत्त विनगम,      राज्य विवत्त विनगम या अन्य
    विवत्तपोर्षण सं>?ा या विनयोLा को,    जैसा भी मामला हो,   विवत्त प्रदान विकया

ह,ै           उसे सविमचि� में एक व्यविL को नाविम� करने का अचिधकार होगा।
(2)उप-  धारा (1)             के �ह� नाविम� व्यविL उस प्राचिधकारी की इच्छा के दौरान पद धारण

     करगेा जिजसने उसे नाविम� विकया ?ा।
(3)              जहां विकसी मामले के संबंध में सरकार द्वारा नाविम� विकसी सद>य या धारा 31  के �ह�

           विनयLु प्रबंध विनदेशक और अन्य सद>यों के बी� म�भेद उत्पन्न हो�ा है,   �ो उसका
      मामला सोसायटी द्वारा सरकार को भेजा जाएगा,      जिजसका विनण�य उस पर अंचि�म होगा

       और सविमचि� द्वारा लिलया गया विनण�य माना जाएगा।



(4)           विकसी सोसायटी के उपविनयमों में कुछ भी विनविह� होने के बावजूद, सरकार,  सामान्य या
  विवशेर्ष आदेश द्वारा,             विनदeश दे सक�ी है विक ऐसी सोसाइटी या सोसाइटी के वग� की
 सविमचि� पर,     जैसा विक सरकार विनर्दिदष्ट कर,े       ऐसी सोसाइटी की सविमचि� के सद>यों द्वारा

सह-   �यन विकया जाएगा,          जिजसमें कमजोर वग� से संबंचिध� एक चि�हाई सद>य होंगे,
           जिजनमें से कम से कम एक सद>य अनुसूचि�� जाचि� से संबंचिध� होगाः

   बश�e विक ऐसा सह-           विवकल्प नहीं विदया जाएगा यविद अनुसूचि�� जाचि� सविह� कमजोर वग� के
        एक चि�हाई सद>य ऐसी सविमचि� में �ुने गए हैं।

     बश�e विक यविद ऐसा कोई सह-     विवकल्प नहीं विकया जा�ा है,      �ो पंजीयक ऐसे सद>यों को नाविम�
  ”कर सक�ा ह।ै

      सविमचि� को हटाने से संबंचिध� धारा 34   —इस प्रकार हःै
“34.    —सविमचि� को हटाना। (1)         यविद पंजीयक की राय में कोई सविमचि� इस

           अचिधविनयम या विनयमों या उपविनयमों द्वारा अचिधरोविप� क��व्यों के पालन में लगा�ार
               �ूक कर�ी है या लापरवाही कर�ी है या कोई ऐसा काय� कर�ी है जो समाज या

       उसके सद>यों के विह� के लिलए प्रचि�कूल है,      �ो पंजीयक सविमचि� को अपनी
आपलित्तयां,   यविद कोई हों,          लिललिख� आदेश द्वारा ब�ाने का अवसर देने के बाद सविमचि�

                 को हटा सक�ा है और सविमचि� के नए जिसरे से �ुनाव का आदेश दे सक�ा है या धारा
33          के प्रावधानों के अनुसार प्रशासकों की विनयवुिL कर सक�ा हःै

             बश�e विक प्रशासकों की विनयवुिL एक वर्ष� की अवचिध के लिलए होगी जिजसे समय-समय
       पर �ीन वर्ष� �क बढ़ाया जा सक�ा ह।ै

(2)  जहां पंजीयक,  उप-  धारा (1)         के �ह� कार�वाई करने के लिलए आगे बढ़�े हुए
            यह राय रख�ा है विक काय�वाही की अवचिध के दौरान सविमचि� का विनलंबन

      सहकारी सविमचि� के विह� में आवश्यक ह,ै      वह सविमचि� को विनलंविब� कर सक�ा
              है और ऐसी व्यव>?ा कर सक�ा है जो वह काय�वाही पूरी होने �क सविमचि� के

      मामलों के प्रबंधन के लिलए उचि�� समझेः
           बश�e विक यविद इस प्रकार विनलंविब� सविमचि� को नहीं हटाया जा�ा है,   �ो इसे बहाल

           विकया जाएगा और विनलंबन की अवचिध इसके काय�काल के लिलए विगनी जाएगीः
          बश�e विक विनलंबन की अवचिध छह महीने से अचिधक नहीं होगी।

(3) उप-  धारा (1)         के �ह� विनयLु प्रशासक सोसायटी के उपविनयमों के अनुसार
      एक सविमचि� के �ुनाव की व्यव>?ा करेंगे,      जिजसमें विवफल रहने पर पंजीयक

    �ुनाव कराने की व्यव>?ा करगेा।
(4)      सहकारी सविमचि� के संबंध में उप-  धारा (1)       के �ह� कोई कार�वाई करने से

पहले,            पंजीयक उस विवत्त सं>?ान से परामश� करगेा जिजसके लिलए वह ऋणी ह।ै
(4)      याचि�काक�ा�ओं का मामला है विक 1984     के अचिधविनयम की धारा 28 (4)  में
   प्रावधान है विक सविमचि�,           जब �क विक पंजीयक द्वारा पहले हटा नहीं दी जा�ी है,    �ुनाव की �ारीख से

              �ीन साल की अवचिध के लिलए पद धारण करगेी।उL धारा में संशोधन विकया गया ?ा-हरिरयाणा
   सरकार राजपत्र में 2  फरवरी,  1995    को प्रकाभिश� 1995      के हरिरयाणा अध्यादेश संख्या 3  के
 माध्यम से,      जिजसमें प्रबंध सविमचि� का काय�काल 1 जनवरी, 1995       से �ीन साल से बढ़ाकर पां� साल

        कर विदया गया ?ा और उL अध्यादेश को 1995    के अचिधविनयम संख्या 6   द्वारा प्रचि�>?ाविप� विकया
 गया ?ा।न�ीज�न,    अचिधविनयम की धारा 28       में संशोधन विकया गया और संशोचिध� उप-  धारा (4) इस



 ■—प्रकार हःै
“                 सविमचि� �ुनाव की �ारीख से पां� साल की अवचिध के लिलए �ब �क पद धारण करगेी जब

        �क विक पंजीयक द्वारा हटा नहीं विदया जा�ा हःै
        बश�e विक पहले से गविठ� सविमचि� का काय�काल जनवरी, 1995     के पहले विदन या हरिरयाणा

  सहकारी सविमचि�यों (संशोधन) अध्यादेश, 1995       की उद्घोर्षणा �क समाप्त हो गया हो,
               यह �ुनाव की �ारीख से पां� साल की अवचिध के लिलए जारी रखने की मांग होगीः

           बश�e विक प्रा?विमक कें द्रीय और शीर्ष� दगु्ध उत्पादकों की सविमचि� का काय�काल।सहकारी
       ”सविमचि�याँ ऐसी सविमचि�यों के उपविनयमों में विवविनर्दिदष्ट होंगी।

(5)            याचि�काक�ा�ओं का यह भी मामला है विक हरिरयाणा राज्य सहकारी आपूर्ति� और
   विवपणन संघ लिलविमटेड (हफेैड)            का �ुनाव अप्रत्यक्ष �रीके से हो�ा ह।ै प्रत्येक जिजले में विवपणन
            सहकारी सविमचि�याँ अपने नामांविक� व्यविLयों को हरिरयाणा राज्य सहकारी आपूर्ति� और विवपणन संघ
 लिलविमटेड (हफेैड)           �ंडीगढ़ का सद>य बनने के लिलए भेज�ी हैं।हरिरयाणा राज्य में 67  विवपणन सहकारी
              सविमचि�याँ हैं जो मूल विनकाय यानी हरिरयाणा राज्य सहकारी आपूर्ति� और विवपणन संघ लिलविमटेड के

     सद>य हैं। मूल विनकाय के 15    विनदेशक हैं।इन 15       विनदेशकों का �ुनाव विवपणन और प्रसं>करण
   सहकारी सविमचि�यों के 67              सद>यों में से विकया जाना ह।ैएक विनदेशक को एक के्षत्र से लिलया जाना ह।ै

18  जनवरी,  1994            को हरिरयाणा राज्य सहकारी आपूर्ति� और विवपणन संघ लिलविमटेड की प्रबंध
         सविमचि� का �ुनाव विकया गया।याचि�काक�ा�ओं और एक राम सिंसह (      जिजनकी बाद में मृत्यु हो गई) और

                   जिजला जिसरसा से दीप �ंद को सद>य के रूप में �ुना गया।राम सिंसह की मृत्यु हो गई और उनके >?ान
     पर जसविबर सिंसह याचि�काक�ा� को अक्टूबर, 1995         में सद>य के रूप में �ुना गया।इसी �रह सुरिंरदर

       नेहरा को दीप �ंद की जगह �ुना गया।1984       के अचिधविनयम के अपरिरवर्ति�� प्रावधानों के अनुसार,
              सोसायटी की अवचिध �ीन साल �क �लने वाली ?ी और उस मामले में अवचिध 17 जनवरी, 1997

            को समाप्त हो गई।प्रबंध सविमचि� की विनर�ंर�ा के दौरान अचिधविनयम की धारा 28   को 1995  के
 अध्यादेश 3         द्वारा संशोचिध� विकया गया ?ा जिजसे बाद में 1995   के अचिधविनयम 6  द्वारा प्रचि�>?ाविप�

     विकया गया ?ा और ऊपर उजिल्ललिख�, उप-  धारा (4)        में संशोधन विकया गया ?ा जिजसमें यह प्रावधान
             विकया गया ?ा विक सविमचि� जब �क पंजीयक द्वारा पहले नहीं हटाई जा�ी है,     �ब �क �ुनाव की
       �ारीख से पां� साल �क पद धारण करगेी।इसलिलए,     प्रबंध सविमचि� का काय�काल 18 जनवरी, 1999

               को समाप्त होना ?ा।याचि�काक�ा�ओं का यह भी मामला है विक प्रबंध सविमचि� कानूनी और वैध �रीके
          से अपने क��व्यों का पालन कर रही ?ी।याचि�काक�ा�ओं को कांग्रेस क्यू.)     गुट से संबंचिध� ब�ाया

गया ह ै                 और उनमें से कुछ लोक दल से हैं। यह याचि�काक�ा�ओं का मामला है विक प्रचि�वादी संख्या 3
            श्रीम�ी। हरिरयाणा राज्य सहकारी आपूर्ति� और विवपणन संघ लिलविमटेड की प्रबंध विनदेशक शकंु�ला

जाखू, आई. ए. एस.            ने याचि�काक�ा�ओं की राजनीचि�क संबद्ध�ा और इस �थ्य का लाभ उठा�े हुए
              विक सत्तारूढ़ सरकार हरिरयाणा विवकास पाटp की ?ी और भार�ीय जन�ा पाटp ने �ानाशाही �रीके
              से काम विकया और याचि�काक�ा�ओं को प्रबंधन सविमचि� से हटाने का एक �रीका खोजा।उL उदे्दश्य
    को प्राप्त करने के लिलए,    याचि�काक�ा�ओं को 15 अक्टूबर, 1997    का एक पंजीकृ� ए.  डी.  नोविटस

  विदया गया ?ा,            जिजसमें उन्हें सूचि�� विकया गया ?ा विक प्रबंध सविमचि� का काय�काल 17 जनवरी, 1997
                 को समाप्त हो गया है और प्रबंध सविमचि� का अस्थि>�त्व समाप्त हो गया ह।ैआदेश में आगे यह उल्लखे

             विकया गया है विक सविमचि� के गठन के लिलए अगले �ुनाव होने �क विदन-     प्रचि�विदन के कामकाज को पूरा
                 करने के लिलए प्रशासन बोड� की विनयवुिL की जा�ी ह।ैयह भी उल्लेख विकया गया है विक ज्ञान �ंद कालरा
 बनाम हरिरयाणा राज्य (2)  मामले में 20 अग>�, 1996       के फैसले के अनुसार सविमचि� का काय�काल

             इस बा� पर विनभ�र करगेा विक �ुनाव कब हुआ ?ा।यह वह आदेश है जिजसे,     जैसा विक ऊपर उल्लेख
  विकया गया है,          व��मान याचि�का में �ुनौ�ी दी गई है और इसे 1984     के अचिधविनयम के प्रावधानों के

    लिखलाफ ब�ाया गया ह।ै
(6)         याचि�काक�ा�ओं वीहेम ने �क� विदया विक प्रचि�वादी नं। 2 15 अक्टूबर, 1997 



              को आदेश पारिर� कर�े समय जानबूझकर और जानबूझकर ज्ञान �ंद कालरा बनाम हरिरयाणा राज्य
(ऊपर)  मामले में   इस न्यायालय के फैसले   पर भरोसा विकया         ?ा जो व��मान मामले के �थ्यों पर भी

                दरू से लागू नहीं ?ा।इस मामले में विववाद हरिरयाणा नगर विनगम अचिधविनयम के �ह� उपराष्ट्रपचि� के
       �ुनाव के आयोजन को लेकर ?ा। धारा 18  को 1995   के अचिधविनयम 9     द्वारा संशोचिध� विकया गया

 ?ा।धारा 18 (3)              में संशोधन करके यह प्रावधान विकया गया ?ा विक उपराष्ट्रपचि� का काय�काल पां�
            वर्ष� का होगा जबविक पहले उपराष्ट्रपचि� का काय�काल एक वर्ष� का हो�ा ?ा।1995   के अचिधविनयम 9 
               द्वारा संशोचिध� हरिरयाणा नगर विनगम अचिधविनयम के �ह� परामश�दा�ाओं के पद की अवचिध के संबंध

                 में कोई विववाद नहीं ह।ैउस संदभ� में इस न्यायालय द्वारा यह म� व्यL विकया गया ?ा विक
     नगरपालिलका पार्ष�दों के �ुनाव के अनुसार,          उपराष्ट्रपचि� का काय�काल एक वर्ष� ?ा �ाविक अन्य पार्ष�द

             भी भाग ले सकें और नगरपालिलका सविमचि� के उपाध्यक्ष का पद संभाल सकें ।
               अचिधविनयम का पूव�व्यापी प्रभाव नहीं हो सक�ा ?ा और यह अभिभविनधा�रिर� विकया गया ?ा विक �ब
           उपराष्ट्रपचि� का काय�काल एक वर्ष� का होगा न विक पां� वर्ष� का,   जैसा विक 1995   के अचिधविनयम 9 के

  अनुसार धारा 18 (3)          में प्रावधान विकया गया ह।ैयाचि�काक�ा�ओं का प्रचि�विनचिधत्व करने वाले विवद्वान
                  वकील द्वारा आगे यह �क� विदया जा रहा है विक इस अचिधविनयम के प्रावधान विकसी भी �क� से उन

        सविमचि�यों पर लागू नहीं हो सक�े हैं जो 1984        के अचिधविनयम द्वारा शाजिस� ?ीं।�ब यह �क� विदया
      जा�ा है विक अचिधविनयम की धारा 28  की उप-  धारा (4)       में लाए गए संशोधन के आधार पर,  जब �क
      सविमचि� को हटा नहीं विदया जा�ा है,             वह �ुनाव की �ारीख से पां� साल की अवचिध के लिलए पद पर

रहेगी,         बश�e विक पहले से गविठ� सविमचि� का काय�काल 1 जनवरी, 1995      को समाप्त हो गया हो या
   हरिरयाणा सहकारी सविमचि�यों (संशोधन)  अध्यादेश 1995    की घोर्षणा होने �क,    �ुनाव की �ारीख से

       पां� साल की अवचिध के लिलए माना जाएगा।1984     के अचिधविनयम की धारा 28  की उप-  धारा (4) में
                 संशोधन उस अवचिध के दौरान अस्थि>�त्व में आया जब �ीन साल की मूल अवचिध समाप्त नहीं हुई ?ी

 और इसलिलए,              याचि�काक�ा�ओं का काय�काल उनके �ुने जाने की �ारीख से पां� साल �क जारी
 रहना ?ा।
(7)      इस अदाल� द्वारा जारी अचिधसू�ना 1  के अनुसार, 3     प्रत्यर्भि?यों ने ब�ाव में

             प्रवेश विकया और लिललिख� बयानों को कम करके याचि�काक�ा�ओं के दावे का विवरोध विकया।
 प्रचि�वादीगण 1  और 2              की ओर से प्रारभंिभक आपलित्तयों के माध्यम से यह अनुरोध विकया गया है विक

  याचि�काक�ा�ओं को 18 जनवरी, 1994  को ए�. ए. एफ. ई. डी.       के विनदेशक मंडल के लिलए �ुना गया
?ा,  यानी 2 फरवरी, 1995       को हरिरयाणा सहकारी सविमचि� संशोधन अध्यादेश 1995   की घोर्षणा के
लिलए           —और �दनुसार उनका �ुनाव �ीन साल की अवचिध के लिलए ?ा। 1995   के हरिरयाणा अध्यादेश

 संख्या 3     के माध्यम से (   बाद में 1995      के हरिरयाणा अचिधविनयम संख्या 6   द्वारा प्रचि�>?ाविप�)
 अचिधविनयम 1984   की धारा 28 (4)            में संशोधन विकया गया और �ीन साल के >?ान पर पां� साल

              की अवचिध को प्रचि�>?ाविप� विकया गया।उL संशोधन को पहले पर�ुंक के आधार पर पूव�व्यापी बनाने
    की मांग की गई ?ी,               जिजसमें यह विव�ार विकया गया ?ा विक सविमचि�यों का काय�काल भले ही पहले ही 1

जनवरी, 1995       को समाप्त हो गया हो या 1995    का अध्यादेश संख्या 3 (   बाद में 1995  के हरिरयाणा
  अचिधविनयम संख्या 6  द्वारा प्रचि�>?ाविप�)           की घोर्षणा �क उनके �ुनाव की �ारीख से पां� साल की

        अवचिध के लिलए जारी माना जाएगा।�ीन साल के पहले से   मौजूद काय�काल के  >?ान पर पां�  साल के
काय�काल              के लिलए पूव�व्यापी�ा पर विव�ार करने वाले उपरोL पर�ुंक पर इस अदाल� में सवाल

         उठाया गया ?ा और मभिण राम बनाम हरिरयाणा राज्य (3)      में दज� विकए गए फैसले के अनुसार,  इस
अदाल� की   एक खडं पीठ            ने माना ?ा विक पर�ुंक द्वारा विव�ार की गई पूव�व्यापी�ा असंवैधाविनक ?ी।

              प्रचि�वादीगण ने याचि�काक�ा� के कारण का विवरोध करने में ज्ञान �ंद कालरा बनाम हरिरयाणा राज्य
(ऊपर)                 मामले में इस अदाल� के एक खंड पीठ के फैसले पर भी भरोसा विकया।जहाँ �क इस मामले

     के न्यून�म �थ्यों का संबंध है,       उनसे इनकार नहीं विकया गया ह।ै
(8)      पक्षकारों के अभिभव�नों के संदभ� में,       इस मामले में एकमात्र प्रश्न जिजसे विनधा�रिर�



   करने की आवश्यक�ा है,      वह यह है विक क्या 1984     के अचिधविनयम की धारा 28 (4)   में लाया गया
              संशोधन याचि�काक�ा�ओं के पद का प्रारभंिभक काय�काल �ीन साल से बढ़ाकर पां� साल कर देगा

                 और यह भी विक प्रचि�वादीगण द्वारा विदए गए विनण�य पर विक�ना भरोसा विकया गया है और यह उल्लेख
        विकया गया है विक विववाविद� आदेश में ही विकस   बारे में भी उल्लेख   विकया गया है,   अ?ा�� ज्ञान �ंद
    कालरा बनाम हरिरयाणा राज्य (उपयु�L),        मामले के �थ्यों पर लागू हो�ा ह।ै
(9)         इससे पहले विक हम इस मामले में आगे बढ़ें,      यहां यह उल्लखे करना महत्वपूण� है

    विक सहकारी सविमचि�यों के पंजीयक,      हरिरयाणा द्वारा आके्षविप� आदेश अनुलग्नक पी-6   को पारिर� विकया
         गया ह।ैयह आदेश ज्ञान �ंद कालरा बनाम हरिरयाणा राज्य (ऊपर)      मामले में इस न्यायालय के फैसले

     से अपना बल प्राप्त कर�ा है,             जिजसमें विवशेर्ष रूप से कहा गया है विक सविमचि� का काय�काल इस बा�
     पर विनभ�र करगेा विक ज्ञान �ंद, कालरा   बनाम हरिरयाणा राज्य (ऊपर)   मामले के फैसले   को देख�े हुए

            �ुनाव कब हुआ ?ा।यह भी उल्लेख विकया गया विक सविमचि� का काय�काल 17 जनवरी, 1997  को
            समाप्त हो गया ?ा।आम �ौर पर सरकार या सरकार का मनोनी� व्यविL 1984   के अचिधविनयम की

 धारा 28                में काय�काल को पां� से घटाकर �ीन साल करने के लिलए लाए गए संशोधन की व्याख्या
          नहीं कर सक�ा ?ा क्योंविक यह >वयं सरकार द्वारा धारा 28  की उप-  धारा (4)    में संशोधन को रद्द
              करने के बराबर होगा जिजसने बदले में उपरोL प्रावधान में संशोधन विकया ?ा।दसूरे शब्दों में, सरकार
                अपने द्वारा बनाए गए प्रावधानों या प्रावधानों की अवैध�ा का अनुरोध नहीं कर सक�ी ?ी और इस

प्रकार,  अनुलग्नक पी-6             जैसे आदेश को सरकार या उसके नाविम� व्यविL द्वारा पारिर� नहीं विकया जा
 सक�ा ?ा।�?ाविप,   यविद आदेश   ज्ञान �ंद कालरा बनाम   हरिरयाणा राज्य (उपयु�L)   के विनण�य पर

  पारिर� विकया गया,     जैसा विक प्र�ी� हो�ा है,         �ो यह केवल न्यायालय द्वारा विनधा�रिर� कानून के पालन
      में है और इसलिलए आदेश अनुलग्नक पी-6          पारिर� विकया जा सक�ा ह।ैकेवल इस प्रश्न का उत्तर विदया

     जाना बाकी है विक क्या इस   न्यायालय द्वारा ज्ञान �ंद   कालरा बनाम हरिरयाणा  राज्य (ऊपर)  में
        विनधा�रिर� कानून या मभिण राम बनाम हरिरयाणा राज्य (ऊपर)  में बहस के   दौरान जिजस पर भरोसा

  विकया गया ?ा,                 वह इस मामले के �थ्यों पर लागू हो�ा ह।ैहम इस >�र पर यह भी उल्लखे कर सक�े
                   हैं विक यह विदखाने के लिलए कोई �क� नहीं विदया गया है विक विववाविद� आदेश विकसी भी बाहरी विव�ार के

               कारण पारिर� विकया गया है जैसा विक रिरट याचि�का में अनुरोध विकया गया ह।ैयाचि�काक�ा�ओं की ओर
                से केवल इ�ना ही कहा गया है विक पंजीयक ने >पष्ट रूप से व्याख्या करने में गल�ी   की और इस

प्रकार   इस न्यायालय के         फैसले को विकयान �ंद कालरा बनाम हरिरयाणा राज्य (ऊपर)   में लागू कर�े
    हुए विववाविद� आदेश अनुबंध पी-6          पारिर� विकया।विवद्वान वकील के �क� का संदभ� में मलू्यांकन करने
      का अब समय आ गया ह।ै

      ज्ञान �ंद कालरा बनाम हरिरयाणा राज्य (उपयु�L)   मामले में इस न्यायालय   के विनण�य का।ज्ञान �ंद,
    कालरा बनाम हरिरयाणा राज्य (उपयु�L)           में आदेशों में परिरण� होने वाली रिरट याचि�का दायर करने को

   जन्म देने वाले �थ्यों   को विनकालना उपयोगी होगा।उL   मामले में याचि�काक�ा�ओ ं   ने प्रचि�वादीगण को
       हरिरयाणा नगर विनगम अचिधविनयम की असंशोचिध� धारा 18 (3)    के अनुसार नगर सविमचि�,  शाहबाद के
                  उपाध्यक्ष के पद के लिलए �ुनाव कराने का विनदeश दे�े हुए आदेश की प्रकृचि� में एक रिरट जारी करने

      की मांग की और प्रचि�वादी संख्या 4         के लिखलाफ य?ास्थि>?चि� वारटं की प्रकृचि� में एक रिरट  जारी करने
  की मांग की,   क्योंविक वह 16 फरवरी, 1996   से नगर सविमचि�,       शाहबाद की उपाध्यक्ष नहीं रह गई ?ी,

              इसलिलए उसे उL काया�लय से हटा विदया जाना �ाविहए।उL नगरपालिलका सविमचि� के �ुनाव विदसंबर में
 हुए ?े।1994.17 फरवरी, 1995         को राष्ट्रपचि� और उपराष्ट्रपचि� का �ुनाव हुआ।सुरिंरदर शमा� अध्यक्ष
   �ुने गए जबविक श्रीम�ी.      नीलम साहनी को नगर सविमचि�,       शाहबाद का उपाध्यक्ष �ुना गया।खंड के

�ह�।18 (3)          अचिधविनयम के अनुसार उपराष्ट्रपचि� का काय�काल एक वर्ष� का ?ा।�त्पश्चा�, 1995 के



 अचिधविनयम सं. 9 (   हरिरयाणा नगरपालिलका संशोधन) अचिधविनयम, 1995  के अनुसार,  उपराष्ट्रपचि� का
   काय�काल पाँ� वर्ष� विनधा�रिर� विकया    गया ?ा।याचि�काक�ा� के अनुसार,    संशोचिध� प्रावधान का केवल

          एक संभाविव� प्रभाव हो सक�ा है और �ंूविक प्रचि�वादी संख्या 4        को एक वर्ष� की अवचिध के लिलए
      उपराष्ट्रपचि� के रूप में �ुना गया ?ा,    जो पहले ही 16 फरवरी, 1996     को समाप्त हो �ुका ?ा, इसलिलए

                  उन्हें पद धारण करने का कोई अचिधकार नहीं ?ा और उपाध्यक्ष के पद के लिलए नए जिसरे से �ुनाव
            कराना नगरपालिलका सविमचि� का दाचियत्व ?ा।याचि�काक�ा� के दावे को उL मामले में प्रचि�वादीगण

                 द्वारा �ुनौ�ी दी गई ?ी और यह अनुरोध विकया गया ?ा विक विवकास और अन्य गचि�विवचिधयों के संबंध
                 में बेह�र परिरणाम प्राप्त करने के लिलए उपराष्ट्रपचि� के पद का काय�काल अब एक वर्ष� के बजाय पां�
        वर्ष� के लिलए विनधा�रिर� विकया गया ?ा और 17  अपै्रल, 1995      की अचिधसू�ना इसके प्रकाशन की

                 �ारीख से यानी उसी विदन से प्रभावी ?ी।यह भी अनुरोध विकया गया विक विकया गया संशोधन न केवल
    नवगविठ� सविमचि�यों पर लागू होगा,        बस्थिल्क मौजदूा नगरपालिलका सविमचि�यों पर भी लागू होगा।पक्षकारों

  की दलीलों पर,           खंड पीठ द्वारा जो एकमात्र प्रश्न �ैयार विकया गया ?ा,      वह यह ?ा विक 17 अपै्रल,
1995                 की अचिधसू�ना के माध्यम से विकए गए संशोधन का क्या प्रभाव पड़ा और क्या यह इसके

      सं�ालन में संभाविव� या पूव�व्यापी ?ा।धारा 18  की उप-  धारा (3),   जिजसका संशोधन विकया गया ?ा,
   इस प्रकार हःै

“                 उपराष्ट्रपचि� का काय�काल पाँ� वर्ष� की अवचिध के लिलए या सद>य के रूप में उनके पद की
   शेर्ष अवचिध के लिलए,    जो भी कम हो, ”होगा।

(10)                इस मामले में याचि�काक�ा� की ओर से �क� विदया गया विक �ंूविक यह उल्लेख नहीं विकया
       गया ?ा विक संशोधन पूव�व्यापी प्रकृचि� का होगा,         इसलिलए आवश्यक रूप से इसे मामले के �थ्यों और

          परिरस्थि>?चि�यों में संभाविव� के रूप में लिलया जाना ?ा।प्रत्य?p संख्या 4   का काय�काल 16 फरवरी,
1996                  को समाप्त हो गया ?ा और इस प्रकार शेर्ष अवचिध के लिलए उपाध्यक्ष के पद का �ुनाव कराने

              के लिलए नगरपालिलका सविमचि� को उचि�� विनदeश विदए जाने की आवश्यक�ा ?ी।मामले से विनपटने वाली
    “              खंड पीठ ने फैसला सुनाया। संशोधन अचिधविनयम में कहीं भी विवशेर्ष रूप से यह नहीं कहा गया है विक

      यह अपने सं�ालन में पूव�व्यापी ह।ैअन्य?ा भी,         यह संशोधन उपराष्ट्रपचि� के पद का काय�काल एक
       वर्ष� से बढ़ाकर पाँ� वर्ष� कर दे�ा है,          जिजससे नगरपालिलका सविमचि� के सद>यों के विकसी और को

           उपराष्ट्रपचि� के रूप में �ुनने के अचिधकार छीन लिलए जा�े हैं।इस प्रकार,      इस �रह के प्रावधान को
       ”        सं�ालन में पूव�व्यापी नहीं माना जा सक�ा ह।ै चिडवीजन बें� द्वारा संशोधन के संभाविव� या पूव�व्यापी

                   होने के संबंध में �ैयार विकए गए प्रश्न का उत्तर >पष्ट रूप से यह ?ा विक वही संभाविव� ?ा।इसमें कोई
                    संदेह नहीं है विक संयोग से यह भी माना गया ?ा विक इस �रह के प्रावधान को पूव�व्यापी नहीं माना जा

       सक�ा ह।ैजैसा विक ऊपर उल्लेख विकया गया है,         चिडवीजन बें� द्वारा �य विकया जाने वाला एकमात्र
            सवाल यह ?ा विक क्या संशोधन संभाविव� ?ा या पूव�व्यापी ?ा और इसलिलए,     �ैयार विकए गए प्रश्न के
    अलावा कुछ भी कहा गया  ?ा और      जिजस पर दोनों पक्षों द्वारा विकसी   भी �क� को संबोचिध�  नहीं विकया

गया ?ा,            उसे आज्ञाकारी आदेश के रूप में लिलया जाना �ाविहए।हमारे विव�ार में,    ज्ञान �ंद कालरा
        बनाम हरिरयाणा राज्य के विनण�य को आदेश संरखेण पी-6       को पारिर� कर�े समय या व��मान मामले

          का ब�ाव कर�े हुए सेवा में नहीं डाला जा सक�ा ?ा,     जिज�ना विक धारा 28 (4)    में लाया गया
    संशोधन प्रकृचि� में पूव�व्यापी है,            इसलिलए विवशेर्ष रूप से संशोचिध� प्रावधान के पठन से लिलखा गया है

                 और यह सटीक कारण ?ा विक हरिरयाणा के विवद्वान महाचिधवLा श्री हुड्डा ने अपने �क� को सीधे उसी
       संशोधन से संबंचिध� एक में >?ानां�रिर� कर विदया,  जिजस पर व��मान   मामले में सवाल   उठाया गया है

        और जिजस पर मभिण राम बनाम हरिरयाणा राज्य (उपरोL)        में इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा



                ��ा� की गई ?ी।एक बार विफर उपरोL मामले को जन्म देने वाले �थ्यों को विनकालना उचि�� होगा।
1992     में हरिरयाणा सहकारी सविमचि� अचिधविनयम, 1984       के प्रावधानों के अनुसार प्रबंध सविमचि� के

          �ुनाव हुए ?े।प्रबंध सविमचि� का काय�काल �ीन वर्ष� का ?ा।यह जनवरी, 1995    में समाप्त होने वाला
     ?ा।प्रबंध सविमचि� का �ुनाव काय�dम विदसंबर,  1994        के महीने में प्रकाभिश� विकया गया ?ा।उL

      मामले में याचि�काक�ा�ओं ने �ुनाव लड़ा
 जिजसे 7 जनवरी, 1995            के लिलए सू�ीबद्ध विकया गया ?ा और विनवा��न अचिधकारी द्वारा विनवा�चि��
         घोविर्ष� विकया गया ?ा।प्रबंध सविमचि� के गठन के बाद 15 फरवरी, 1995    को एक बैठक हुई, जिजसके

 बाद 16       मई को एक और बैठक हुई। 1995 में।23 मई, 1995    को याचि�काक�ा�ओं को सहायक
                पंजीयक सहकारी सविमचि�यों द्वारा जारी एक पत्र के सा? सूचि�� विकया गया ?ा विक पूव� प्रबंध सविमचि�

  का काय�काल 3   से बढ़ाकर 5           साल कर विदया गया ?ा और व��मान प्रबंधन सविमचि� का अस्थि>�त्व
          समाप्त हो गया ?ा।यह हरिरयाणा सहकारी सविमचि� अचिधविनयम की धारा 28     में संशोधन और 2

फरवरी, 1995               को जारी विकए गए पहले के अध्यादेश के अनुसार लिलखा गया ?ा।जिजन लोगों को
विदसंबर, 1994            के महीने में प्रकाभिश� �ुनाव काय�dम के अनुसरण में �ुना गया ?ा,  उन्होंने आदेश

 को �ुनौ�ी दी,           जिजसके अनुसार उन्हें पद छोड़ने के लिलए कहा गया ?ा,     जबविक पहले की प्रबंध
                 सविमचि� को और दो साल �क जारी रखने की अनुमचि� दी गई ?ी।संशोधन की प्रकृचि� के पूव�व्यापी या

                संभाविव� होने के संबंध में कोई विववाद नहीं ?ा।यह हर �रह से >वीकार विकया गया विक संशोधन
                पूव�व्यापी प्रकृचि� का ?ा।उL मामले में केवल एक ही सवाल उठाया गया ?ा विक क्या विपछली प्रबंध

                सविमचि� के काय�काल के बाद याचि�काक�ा�ओं को प्राप्त विनविह� अचिधकार समाप्त हो गए ?े और वे �ुने
 गए ?े,             उन्हें पूव�व्यापी संशोधन द्वारा छीन लिलया जा सक�ा ह।ैमाननीय उच्च�म न्यायालय के विवभिभन्न

     विनण�यों पर ��ा� करने के बाद,        न्यायालय इस विनष्कर्ष� पर पहु�ंा विक पूव�व�p गैर-   मौजूद सविमचि�यों को
      जीवनदान विदया गया ?ा।सविमचि� का काय�काल जनवरी, 1995         में समाप्त हो गया ?ा और �ब से एक

       नई सविमचि� का गठन विकया गया ?ा।जबविक गैर-        मौजूदा सविमचि�यों को जीवन में लाया गया ?ा, इस
             पर�ुंक द्वारा मौजूदा सविमचि�यों को अस्थि>�त्व में नहीं होना ?ा।यह संविवधान के अनुच्छेद 19 (4) की
         भावना नहीं है क्योंविक यह भार� की संप्रभु�ा और अं�र-       एक�ा या साव�जविनक व्यव>?ा के विह� से
               संबंचिध� नहीं ह।ैइसे एक उचि�� प्रचि�बंध नहीं कहा जा सक�ा ह।ैएसोजिसएशन का गठन विकया गया है

   और कानून के अनुसार,             यह �ुनाव होने के बाद अस्थि>�त्व में आया ह।ैसंशोधन ने संगठन को जारी
            रखने के अचिधकार में ह>�के्षप विकया।उL संशोधन भार� के संविवधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) के
                �ह� प्रदत्त मौलिलक अचिधकार के लिखलाफ होगा।यह विववाद से परे है विक चिडवीजन बें� ने कहा विक

1984     के अचिधविनयम की धारा 28 (4)          में लाए गए पूव�व्यापी संशोधन द्वारा विनविह� अचिधकारों को नहीं
   हटाया जा सक�ा ह।ै
(11)               कुछ मामलों में इससे पहले �ीन साल की अवचिध �ब समाप्त नहीं हुई ?ी जब

            अध्यादेश या अचिधविनयम दोनों में से कोई भी समाप्त नहीं हुआ ?ा। 1984    के अचिधविनयम की धारा
28 (4)                 में संशोधन विकया गया।हमारे सा? विनपटाए जा रहे मामले के �थ्यों से >पष्ट रूप से प�ा

              �ल�ा है विक �ीन साल की अवचिध �ब समाप्त नहीं हुई ?ी जब धारा 28 (4)    में संशोधन विकया गया
               ?ा।>वाभाविवक रूप से विकसी भी �ुनाव द्वारा याचि�काक�ा�ओं की जगह लेने के लिलए कोई और नहीं

      आया।विफर जिजस प्रश्न का विनधा�रण करने की  आवश्यक�ा है वह   यह है विक    क्या मभिण राम बनाम
  हरिरयाणा राज्य (उपरोL)              मामले में खंड पीठ का विनण�य उस मामले में लागू होगा जहां प्रबंध सविमचि�

         का काय�काल समाप्त नहीं हुआ ?ा और जब धारा 28 (4)        में संशोधन लाया गया ?ा और जब
               >वाभाविवक रूप से याचि�काक�ा�ओं को बदलने के लिलए कोई नहीं आया ?ा।हमारा दृढ़ म� है विक



            विकसी के विनविह� अचिधकार में शाविमल या उल्लंघन नहीं विकया गया ?ा।श्री हुड्डा,    हरिरयाणा राज्य का
    प्रचि�विनचिधत्व करने वाले विवद्वान महाचिधवLा, हालांविक, मभिण राम   बनाम हरिरयाणा राज्य   मामले में इस

        न्यायालय के फैसले पर दृढ़�ा से भरोसा कर�े हैं,       जिजसमें यह अभिभविनधा�रिर� विकया गया ?ा, "इन
 कारणों से,              हम याचि�का को >वीकार कर�े हैं और मान�े हैं विक हरिरयाणा सहकारी सविमचि� अचिधविनयम

  की धारा 28  की उप-  धारा (4)        के पहले पर�ुंक सविह� अध्यादेश की �ारीख 1 जनवरी, 1995 से
             पूव�व्यापी प्रभाव देने वाले अचिधविनयम में संशोधन अवैध है और संविवधान के अनुच्छेद 14  के सा?

  पविठ� अनुच्छेद 19 (1) (सी)           का उल्लंघन है और याचि�काक�ा�ओं को कानून के �ह� विनधा�रिर�
      अपना काय�काल पूरा करने का अचिधकार ह।ै"          उनका �क� है विक खडं पीठ ने हरिरयाणा सहकारी
   सविमचि� की धारा 28  की उप-  धारा (4)       के लिलए पहला पर�ुंक घोविर्ष� विकया।हालाँविक,   हम विवद्वान

              महाचिधवLा द्वारा की गई उपरोL प्र>�ुचि� में कोई सार नहीं पा�े हैं।हरिरयाणा।मामले के अनुपा� का
            प�ा लगाने के लिलए वा>�व में उस प्रश्न में जाना होगा जिजसका उत्तर  विदया गया ?ा,    उL बिंबदु पर की

             गई प्र>�ुचि�याँ और न्यायालय द्वारा दज� विकए गए विनष्कर्ष�।मभिण राम बनाम हरिरयाणा राज्य (उपरोL)
            के फैसले को पढ़ने से >पष्ट रूप से प�ा �ल�ा है विक जिजस  सवाल पर बहस   हुई वह यह   ?ा विक क्या

               पूव�व्यापी संशोधन द्वारा विकसी नागरिरक के विनविह� अचिधकार को छीन लिलया जा सक�ा है या नहीं।
            — उपरोL प्रश्न पर मामले से विनपटने वाली खडं पीठ ने विनम्नलिललिख� विनण�य विदएः
“               विबना विकसी विववाद के उपरोL से यह >पष्ट है विक विनविह� अचिधकार विवधानमंडल द्वारा लिलए

          जा सक�े हैं।जब विवधानमंडल ने प्रबंध सविमचि� की अवचिध को 3   से बढ़ाकर 5   साल कर विदया,
              �ो केवल कुछ विनविह� अचिधकारों को ही अच्छी �रह से लिलया जा सक�ा ?ा।कोई मौजूदा

     ”अचिधकार नहीं लिलया जा सक�ा ?ा।
                 चिडवीजन बें� द्वारा विदए गए प्रश्न के उत्तर के संदभ� में विनण�य के परिर�ालन भाग को पढ़ना होगा।ऐसा

 होने पर,               हरिरयाणा के महाचिधवLा द्वारा विदए गए विनण�य के जिजस विह>से पर भरोसा विकया गया है, उसे
           उसी की व्याख्या करके पढ़ना होगा जिजसका अ?� है विक पहले 1984     के अचिधविनयम की धारा 28 की

उप-  धारा (4)         का पर�ुंक ऐसी स्थि>?चि� में संविवधान के अनुच्छेद 19  और 14    का उल्लंघन करगेा जब
                इसने विकसी नागरिरक के मौजूदा अचिधकार को छीन लिलया हो।इस >�र पर यह याद विकया जा सक�ा

  है विक मभिण  राम बनाम हरिरयाणा  राज्य (उपरोL) मामले        में न केवल पहले के प्रबंधन का काय�काल
   समाप्त हो गया ?ा,               बस्थिल्क उस उदे्दश्य के लिलए हुए �ुनावों के अनुसार एक नई प्रबंधन सविमचि� का भी

            गठन विकया गया ?ा।मौजूदा अचिधकार अस्थि>�त्व में आ गए ?े और उन्हें 1984   के अचिधविनयम की
 धारा 28 (4)               में विकए गए पूव�व्यापी संशोधन द्वारा छीन लिलया गया ?ा।यह अब �क कानून का एक

                 जिसद्धां� बहु� अच्छी �रह से �य हो गया है विक विवधानमडंल संभाविव� रूप से और पूव�व्यापी रूप से
      भी संशोधन कर सक�ा ह।ैआम �ौर पर,       संशोधन संभाविव� प्रकृचि� का हो�ा ह।ैहालाँविक,  यह

                पूव�व्यापी हो सक�ा है यविद संशोधन अचिधविनयम में विनविह� भार्षा विवशेर्ष रूप से ऐसा कह�ी है या
         अन्य?ा आवश्यक इरादे से इसका अनुमान लगाया जा सक�ा ह,ै    लेविकन ऐसा कर�े समय, मौजूदा

                विनविह� अचिधकार को छीन नहीं लिलया जा सक�ा ह।ैहमारा >पष्ट म� है विक व��मान मामले में विकसी
           का भी ऐसा कोई अचिधकार नहीं ?ा जिजसका उल्लंघन विकया गया हो,       और न ही यह ऐसा मामला ?ा

       जिजसमें विकसी मृ� व्यविL में जीवन डाला गया  हो।हमने ऊपर जो   कहा है वह      इस �थ्य से पुष्ट हो�ा है
      विक मभिण राम बनाम हरिरयाणा राज्य (उपरोL)          का विनण�य करने वाली पीठ ने उन्हीं प्रावधानों को

  �ुनौ�ी देने वाली    याचि�का को खारिरज कर विदया,  जिजसमें 1997  के सी. डब्ल्यू. पी.   संख्या 3070
(         अजमेर सिंसह और अन्य बनाम हरिरयाणा राज्य और अन्य)       में विकसी को कोई विनविह� अचिधकार

          — अर्जिज� नहीं हुआ ?ा।उपरोL याचि�का में पारिर� आदेश इस प्रकार हःै
“    प्रारभंिभक आपलित्त संख्या 2    और प्रत्य?p संख्या 4        की ओर से दायर लिललिख� बयान के पैरा

 संख्या 6  और 8           ”में लिलए गए रुख को दखे�े हुए खारिरज कर विदया गया।



(12)    चिडवीजन बें� ने 12 अक्टूबर, 1995  को     मभिण राम के मामले (उपरोL)  का
 फैसला विकया,      जबविक जिसविवल रिरट याचि�का 3070   का फैसला 27 अग>�, 1997   को विकया गया

      ?ा।विनचिश्च� रूप से वही पीठ जिजसने 1997  के सी. डब्ल्यू. पी. 3070 का   विनण�य विदया ?ा,  वह मभिण
   राम के मामले (उपरोL)               में पहले विदए गए अपने विनण�य और इन दोनों मामलों के �थ्यों के बी� के
       अं�र से अवग� ?ी।यविद कोई प्रत्य?p संख्या 4         की ओर से दायर लिललिख� बयान को देख�ा है,

  जिजसका उल्लेख 27 अग>�, 1997      के आदेश में विकया गया ह,ै       �ो यह >पष्ट होगा विक उपरोL विनण�य
      से पहले उसी पीठ ने धारा 28 (4)          के संशोचिध� प्रावधानों के अचिधकार को बरकरार रख�े हुए कुछ
      रिरट याचि�काओं का फैसला विकया ?ा।

(13)          ऊपर जो कहा गया है उसे ध्यान में रख�े हुए,     हम याचि�काक�ा�ओं के लिलए
            विवद्वान वकील द्वारा उठाए गए �कa में काफी योग्य�ा पा�े हैं और इसलिलए, 15 अक्टूबर, 1997 के
  आदेश अनुलग्नक पी-6         को रद्द करके इस याचि�का की अनुमचि� दे�े हैं।
(14)           वे सभी याचि�काएँ जिजनमें सविमचि� का �ीन साल का काय�काल 2 फरवरी, 1995

       को या उसके बाद समाप्त नहीं हुआ ?ा,     इस प्रकार >वीकृ� होंगी।�?ाविप,    जिजन रिरट याचि�काओं में
    काय�काल या �ीन वर्ष� 1  फरवरी, 1995         को या उससे पहले समाप्त हो गए ?े,   उL याचि�काएं

  खारिरज हो जाएंगी।

एस. के.

अ>वीकरण : >?ानीय  भार्षा  में  अनुवाविद� विनण�य वादी के सीविम� उपयोग के लिलए है �ाविक वह अपनी भार्षा
में इसे समझ सके और विकसी अन्य उदे्दश्य के लिलए इसका उपयोग नहीं विकया जा सक�ा है । सभी व्यवहारिरक
और आचिधकारिरक उदे्दश्यो के लिलए विनण�य का अंगे्रजी सं>करण प्रमाभिणक होगा और विनष्पादन और काया�न्वयन
के उदे्दश्य के लिलए उपयुL रहेगा ।

                                                                                               
डा० सुशीला 

प्रभिशकु्ष न्याचियक अचिधकारी
(Trainee Judicial Officer)
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